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विषय: कृषि संबंधी योजनाओं हेतु बजट आबंटन में वृद्धि
496. श्री प्रभात झाः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से सरकार ने कृषि क्षेत्र से संबंधित  विभिन्न योजनाओं के तहत बजट आवंटन में लगातार और पर्याप्त बढ़ोतरी की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या इससे किसानों की आय में वृद्धि हुई  है, और क्या इस संदर्भ में अब तक कोई अध्ययन करवाया गया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री परषोत्‍तम रूपाला)
(क) एवं (ख): पिछले वर्षों में विभिन्‍न कृषि स्‍कीमों के तहत कुल बजट आवटन में वृद्धि हुई है। वर्ष 2009-2014 की अवधि के लिए कृषि बजट 1,21,082 करोड़ रू. था। वर्ष 2014-2019 के दौरान, आवंटन 74.5 प्रतिशत बढ़कर 2,11,694 करोड़ रू. हो गया है। इसके अलावा, बजटीय संसाधनों की पूर्ति हेतु गैर-बजटीय संसाधनों को एकत्रित किया गया है। वर्ष 2014-19 के दौरान निम्‍नलिखित  कॉर्पस निधियां दी गई हैं
· लम्‍बे समय से लंबित  99 सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने तथा दिसम्‍बर, 2019 तक 7.6 मिलियन हे. सिंचाई क्षेत्र सृजित  करने के लिए 40,000 करोड़ रू. की दीर्घावधि  सिंचाई निधि (एलटीआईएफ)। कुल 80,000 करोड़ रू. (लगभग) का निवेश अपेक्षित है। 
· जल प्रयोग सक्षमता हेतु सूक्ष्‍म सिंचाई निधि- 5,000 करोड़ रू. (2017-18)
· डेयरी अवसंरचना विकास निधि- 10,881 करोड़ रू. (2017-18) 
· मात्‍स्‍ियकी तथा एक्‍वा कल्‍चर अवसंरचना विकास निधि- 7,522.48  करोड़ रू. (2018-19) 
· पशुपालन अवसंरचना विकास निधि - 2,450 करोड़ रू. (2018-19) 
· कृषि मंडी अवसंरचना निधि - 2,000 करोड़ रू. (2018-19)।

(3) एवं (घ): सरकार ने किसानों की आय में वृद्धि करने हेतु कई कदम उठाए हैं। उठाए गए कदम निम्‍नानुसार हैं: 
(i) कृषि विपणन व्‍यवस्‍था में संशोधन करके राज्‍य सरकारों के माध्‍यम से मंडी सुधार करना। 
(ii) मॉडल संविदा खेती अधिनियम को प्रख्‍यापित करके राज्‍य सरकारों के माध्‍यम से संविदा खेती को बढ़ावा देना। 
(iii) 22,000 ग्रामीण हाटों को अपग्रेड किया जाना है ताकि इनका समुच्‍चयन  के केन्‍द्र के रूप में तथा किसानों से कृषि जिंसों की सीधी खरीद के लिए प्रयोग किए जा सके। 
(iv) ई-नाम पहल शुरू करना ताकि किसानों को एक इलेक्‍ट्रॉनिक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्‍लेटफॉर्म प्रदान  किया जा सके। 
(v) किसानों को मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्डों के वितरण की फ्लैगशिप स्‍कीम का कार्यान्‍वयन ताकि उर्वरकों के प्रयोग को सुधारा जा सके।  अब तक 15 करोड़ से अधिक मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्डों का दो चरणों में वितरण किया गया है।
(vi) “प्रति बूंद अधिक फसल” पहल के तहत जल के ईष्‍टतम उपयोग के लिए ड्रिप /स्‍प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा दिया जा रहा है। 
(vii) “परम्‍परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)” जिसके तहत जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। पूर्वोत्‍तर को जैविक हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। 
(viii) एक संशोधित किसान अनुकूल “प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)” शुरू की गई है। यह स्‍कीम बुआई पूर्व से फसलोपरांत जोखिमों के विभिन्‍न प्रकारों को कवर करती है तथा किसानों को नाममात्र के प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। 
(ix) “हर मेढ़ पर पेड़” के तहत कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारतीय वन अधिनियम, 1947 के संशोधन से वन क्षेत्र के बाहर उगाए गए बांस को वृक्षों की  परिभाषा से  हटा दिया गया है तथा बांस पौधरोपण को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन शुरू किया गया है। 
(x) पीएम-आशा स्‍कीम की शुरूआत की गई है जिससे तिलहन, दलहन तथा कोपरा हेतु किसानों को एमएसपी सुनिश्‍चित किया जाएगा।
(xi) विशिष्‍ट  फसलों के लिए सरकार द्वारा न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी) अधिसूचित किया गया है। किसानों की आय में वृद्धि करते हुए, सरकार ने उत्‍पादन की लागत के कम से कम 150 प्रतिशत स्‍तर पर वर्ष 2018-19 मौसम के लिए सभी खरीफ एवं रबी फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि का अनुमोदन दिया है। 
(xii) समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत मधुमक्‍खी पालन  को बढ़ावा दिया गया है ताकि परागण के माध्‍यम से फसलों की उत्‍पादकता में वृद्धि की जा सके  तथा किसानों की आय के अतिरिक्‍त स्‍त्रोत के रूप में मधु उत्‍पादन में वृद्धि की जा सके। 
(xiii) दुग्‍ध उत्‍पादन तथा गोवंश की उत्‍पादकता को बढ़ाने तथा किसानों के लिए दुग्‍ध उत्‍पादन को अधिक लाभकारी बनाने हेतु राष्‍ट्रीय गोकुल मिशन का कार्यान्वयन किया गया है। 
(xiv)  उत्‍पादकता बढ़ाने तथा पशुपालन में आनुवांशिक सुधार हेतु राष्‍ट्रीय पशुधन मिशन का कार्यान्‍वयन किया गया है। 
(xv) मात्‍स्‍ियकी क्षेत्र में उच्‍च क्षमता के पूर्वानुमान में, बहुआयामी क्रियाकलापों के साथ नीली क्रांति कार्यान्‍वित की गई है जो मुख्‍य रूप देशी तथा समुद्री दोनों प्रकार के मात्‍स्‍ियकी उत्‍पादन पर केन्‍द्रित है। 
यह उल्‍लिखित है कि राष्‍ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) ने एनएसएस 70वें दौर (जनवरी 2013 – दिसम्‍बर 2013) के दौरान कृषि वर्ष जुलाई, 2012 – जून, 2013 के सन्‍दर्भ से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषक परिवारों का “स्‍थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस)” पर एक अध्‍ययन आयोजित कराया था। इसके बाद एनएसएसओ  द्वारा इस प्रकार के किसी भी आकलन की सूचना नहीं है।
*****


